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  इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-  सी संख्या- 14419  वर्ष 2026

                            ओरिएंटल इंश्योरेंस कं पनी लिमिटेड ...........याचिकाकर्ता(ओं)                                   

बनाम

    उत्तर प्रदेश राज्य और 2                              अन्य ...........प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं)           के अधिवक्ता :  अंकु र मेहरोत्रा

प्रतिवादी(ओं)              के अधिवक्ता : सी.एस.सी

 न्यायालय संख्या  - 36  

 माननीय न्यायमूर्ति    सौरभ श्याम शमशेरी

1.         हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अंकु र मेहरोत्रा      और विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री पी. 
   त्रिपाठी की बात सुनी।

2.                 याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने यह बात सही ढंग से बताई है कि विधि सेवा प्राधिकरण 

अधिनियम, 1987    की धारा 22-           सी के तहत निर्धारित सुलह प्रक्रिया की आवश्यकता को स्थायी लोक 

       अदालत ने विवादित आदेश में पूरा नहीं किया,     सिवाय एक सामान्य संदर्भ के ,    जो पर्याप्त नहीं है, जैसा 
    कि इस न्यायालय ने      मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,     बस्ती बनाम स्थायी लोक 

अदालत,    बस्ती और अन्य, 2021:एएचसी:151400         के मामले में कहा है और निर्णय के प्रासंगिक 

    अनुच्छेद नीचे दिए गए हैं:

"6.   विश्लेषण  

(क)      वर्तमान प्रकरण में उत्पन्न विधिक प्रश्न,       जिसका उल्लेख इस निर्णय के प्रस्तर 1    में किया गया है, 
       उस पर दोनों पक्षों की बहस के मद्देनजर,     निर्णय लेने के लिये,     सर्वप्रथम विधिक सेवा प्राधिकरण 

 अधिनियम 1983,            के अधिनियमित करने के उद्देश्य का उल्लेख करना अति आवश्यक है,  जो 
 निम्नलिखित है-

"                समाज के दुर्बल वर्गों को निःशुल्क और सक्षम विधिक सेवा यह सुनिश्चित करने हेतु उपलब्ध कराने 
                 के लिए कि आर्थिक या अन्य निर्योग्यताओं के कारण कोई भी नागिरक न्याय पाने के अवसर से वंचित 

  न रह जाए,               विधिक सेवा प्राधिकरणों का गठन करने के लिए और यह सुनिश्चित करने हेतु कि विधिक 

            पद्धति के प्रवर्तन से समान अवसर के आधार पर न्याय का संवधर्न हो,    लोक अदालतें संगिठत करने 
  के लिए अधिनियम"

(ख)       उपरोक्त उद्देश्य की प्राप्ति के हेतू '    लोक अदालतों के आयोजन'     का प्रावधान उक्त अधिनियम के  
 अध्याय 6      में किया गया है। अध्याय 6क,   के धारा 22 (ख)   की उपधारा (1)  में '   स्थायी लोक अदालत' की 
    स्थापना का प्रावधान है। '  लोक अदालत'  व '   स्थायी लोक अदालत'      में एक महत्वपूर्ण बुनियादी अंतर है। 

                जहाँ लोक अदालत पक्षकारों के बीच समझौता या परिनिर्धारण करने का प्रयास करेगा और यदि ऐसा न 
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       है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए,        निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।
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             हो पाये तो वाद विधि के अनुसार निपटाने के लिये लौटा दिया जायेगा। (     देखे उक्त अधिनियम की धारा 
20   व उसकी उपधारा)      परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 22    ग के अनुसार '   स्थायी लोक अदालत' मामलों 

               का संज्ञान लेने के उपरान्त सर्वप्रथम पक्षकारों के बीच सुलह कार्यवाही करेगी और स्वतंत्र और निष्पक्ष 

       रीति से सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँ चने के लिए,         पक्षकारों के प्रयास में सहायता करेगी। परन्तु यदि 
                 पक्षकार किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं और यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है , 

             उस दशा में ही स्थाई लोक अदालत विवाद का विनिश्चय कर सकती है (     देखे उक्त अधिनियम की धारा-
22 (ख)   व उसकी उपधारा)

(ग)        सुलभता के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1983   की धारा 22     ग व उसकी सभी उपधारा 
     निम्न उल्लेखित की जा रही है।

"22 ग.       स्थायी लीक अदालत द्वारा मामलों का संज्ञान-

(1)     किसी विवाद का कोई पक्षकार,         विवाद को किसी न्यायालय के समक्ष लाने से पूर्व,   विवाद के निपटारे 
                के लिए स्थायी लोक अदालत को आवेदन कर सके गा परन्तु स्थायी लोक अदालत को ऐसे अपराध से, 
       जो किसी विधि के अधीन शमनीय नहीं है,          संबंधित किसी विषय के संबंध में कोई अधिकारिता नहीं 

                होगी परन्तु यह और कि स्थायी लोक अदालत को ऐसे मामले में भी अधिकारिता नहीं होगी जिसमें 
                 वादग्रस्त संपत्ति का मूल्य दस लाख रुपए से अधिक है परन्तु यह भी कि के न्द्रीय सरकार राजपत्र में 

 अधिसूचना द्वारा,             के न्द्रीय प्राधिकरण से परामर्श करके दूसरे परंतुक में विनिर्दिष्ट दस लाख रुपए की 
   सीमा को बढ़ा सके गी।

(2)      स्थायी लोक अदालत को उपधारा (1)       के अधीन आवेदन किए जाने के पश्चात् ,    उस आवेदन का कोई 
            पक्षकार उसी विवाद के लिए किसी न्यायालय की अधिकारिता का अवलंब नहीं लेगा।

(3)        जहां किसी स्थायी लोक अदालत को उपधारा (1)         के अधीन कोई आवेदन किया जाता है वहां वह

,-

(क)                आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को उसके समक्ष लिखित कथन फाइल करने का निर्देश देगी जिसमें 
       आवेदन के अधीन विवाद के तथ्यों और प्रकृ ति,       ऐसे विवाद के मुद्दों या विवाद्यकों और, यथास्थिति, 

                 ऐसे मुद्दों या विवाद्यकों के समथर्न में या उसके विरोध में अवलंबित आधारों का कथन होगा और ऐसा 
                पक्षकार ऐसे कथन की अनुपूर्ति  में ऐसा कोई दस्तावेज या अन्य साक्ष्य दे सके गा जिसे ऐसा पक्षकार 

                  ऐसे तथ्यों और आधारों के सबूत में समुचित समझता है और ऐसे कथन की एक प्रति ऐसे दस्तावेज या 
 अन्य साक्ष्य,   यदि कोई हो,        के साथ आवेदन के प्रत्येक पक्षकार को भेजेगी;

(ख)               आवेदन के किसी पक्षकार से सुलह कार्यवाहियों के किसी प्रक्रम पर उसके समक्ष अतिरिक्त कथन 

     फाइल करने की अपेक्षा कर सके गी;

(ग)     आवेदन के किसी पक्षकार से,        उसे प्राप्त किसी दस्तावेज या कथन को,    अन्य पक्षकार को,  उसका 
         उत्तर देने के लिए समर्थ बनाने हेतु संसूचित करेगी ।

(4)    जब कोई कथन,     अतिरिक्त कथन और उत्तर,    यदि कोई हो,   उपधारा (3)     के अधीन स्थायी लोक 

                अदालत के समाधानप्रद रूप में फाइल किया गया है तब वह आवेदन के पक्षकारों के बीच सुलह 

                कार्यवाहियां ऐसी रीति से करेगी जिसे वह विवाद की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उचित समझे।
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(5)     स्थायी लोक अदालत उपधारा (4)          के अधीन सुलह कार्यवाहियां करने के दौरान पक्षकारों को विवाद 
           के स्वतंत्र और निष्पक्ष रीति में सौहार्द्रपूर्ण समझौते पर पहुंचने के लिए,     उनके प्रयास में सहायता 

करेगी।

(6)                 आवेदन के प्रत्येक पक्षकार का यह कर्तव्य होगा कि वह आवेदन से संबंधित विवाद की सुलह कराने 
             में स्थायी लोक अदालत के साथ सद्भावनापूर्वक सहयोग करे और स्थायी लोक अदालत के ,  उसके  

            समक्ष साक्ष्य और अन्य संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश का अनुपालन करे।

(7)                 जब स्थायी लोक अदालत की पूर्वोक्त सुलह कार्यवाहियों में यह राय है कि ऐसी कार्यवाहियों में 
           समझौते के ऐसे तत्व विद्यमान हैं जो पक्षकारों को स्वीकार्य हो सकें गे,      तब वह विवाद के संभाव्य 

               समझौते के निबंधन विरचित कर सके गी और संबंधित पक्षकार को उनके संप्रेक्षण के लिए देगी और 
                 यदि पक्षकार विवाद के समझौते के लिए सहमत हो जाते हैं तो वे समझौता करार पर हस्ताक्षर करेंगे 
           तथा स्थायी लोक अदालत उसके निबंधनानुसार अधिनिर्णय पारित करेगी और उसकी एक-  एक प्रति 

    प्रत्येक संबंधित पक्षकार को देगी।

(8)     जहां पक्षकार उपधारा (7)           के अधीन किसी करार पर पहुंचने में असफल रहते हैं,    वहां यदि विवाद 

         किसी अपराध से संबंधित नहीं है तो स्थायी लोक अदालत,     विवाद का विनिश्चय कर देगी।"

(घ)                इस उच्च न्यायालय की एक समवर्ती न्यायपीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य प्रति श्रीमती कामिनी देवी व 

अन्य; 2017 (9) ए.डी.जे. 44,             के निर्णय में अन्य उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों को आधार मानते हुए 

             यह निर्धारित किया कि स्थाई लोक अदालत का यह एक पवित्र कर्तव्य है कि,    वो अपनी बुद्धिमत्ता, 
                ज्ञान व अनुभव का सप्रयोग करते हुए पक्षकारों के मध्य समझौता करने का भरसक प्रयास करेंगे और 

            ऐसे प्रयासों में असफल होने की दशा में ही विवाद का विनिधिय गुण-      दोष पर कर सकें गे। समझौते की 
        प्रक्रिया को किये बिना स्थाई लोक अदालत सीधे गुण-       दोष पर निर्णय नहीं दे सकते हैं।

(ङ)                इस न्यायालय की एक और समवर्ती न्यायपीठ ने नेशनल इंश्योरेन्स कं ० लि० प्रति स्थाई लोक 

 अदालत (   रिट सी नं0 34170/2012   निर्णय तिथि 02.05.2014)     में प्रतिपादित किया है कि-

"          वो सभी मामले जो इस न्यायालय के समक्ष आते हैं,        निरअपवाद रुप से न्यायालय यह पाया जाता है 
      कि भले ही अधिनियम की धारा 22   म की उप-  धारा (5)   और उप-  धारा (6),    स्थायी लोक अदालत,  पर 

             सुलह की कार्यवाही के दौरान समझौता कराने का दायित्व होता है और फिर उप-  धारा (7)   के संदर्भमें 
    एक राय बनाना होता हैं,         कि ऐसी कार्यवाही में समझौते के तत्व मौजूद हैं,     जो पक्षकार को स्वीकार्य हो 

 सकते है,              तो संभावित समझौते के निबन्धन विचरित कर सकते हैं और पक्षकारों से टिप्पणियां 
             आमंत्रित की जा सकती है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि स्थायी लोक अदालतें ,   उक्त वैधानिक 

     प्रावधानों के पुर्णत्य विपरीत में गुण-             दोष के आधार पर इस मुद्दे पर निर्णय लेने से पहले के वल " 

      समाधान का प्रयास किया परन्तु विफल रहा"             का पाठ कर रही है। इस बारे में कोई सामग्री नहीं है कि 

    यह सुलह कब की गयी,               किस तरीके से और किस तरह से समझौते की शर्ते तैयार की गई ताकि 

                  संबंधित पक्षों की टिप्पणियां आमंत्रित की जा सकें । यह न तो प्रावधान की भावना है और न ही इसे 
                सार्वजनिक उपयोगिता सेवा प्रदाता में शामिल करने के लिए एक छल के रुप में इस्तेमाल किया जा 

      सकता है। यह कोई औपचारिकता नहीं है,           जिसे यंत्रवत्  रुप से निर्वहन किया जाना है। पत्रावली से यह 
          प्रतिबिंबित होना चाहिए कि एक संभावित समझौते तक पहुँचने के लिये,    एक प्रस्तावित समझौता बना 

                ने के लिए वास्तविक और ईमानदार प्रयास किये गये थे और के वल जब प्रस्तावित समझौते को वांछित 

अस्वीकरण:                   अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता 
       है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए,        निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



4

   प्रतिक्रिया नहीं मिलती है,       तब ही स्थायी लोक अदालत को गुण-        दोष के आधार पर निर्णय लेने के लिये 
  आगे बढ़ना चाहिए।" (      अनुवाद न्यायालय द्वारा किया गया है)

(च)             इसके अतिरिक्त एक और समवर्ती न्यायपीठ द्वारा लाइफ इंश्योरेन्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया प्रति 

   सैयद जैड्‌धम व अन्य; 2015 (8)  एडीजे 668,           के मामले में इस संदर्भ में स्थाई लोक अदालतो को कु छ 

     दिशा निर्देश भी दिये गये थे,             परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिशा निर्देश स्थाई लोक अदालतों द्वारा 
           पूर्ण रुप से अपनाये नहीं जा रहे हैं। प्रमुख निर्देश हैं कि

"                स्थाई लोक अदालत का मुख्य कार्य परिनिधारण कराना है परन्तु पक्षकार जब किसी करार तक नहीं 
              पहुँच पाते हैं तब स्थाई लोक अदालत न्याय निर्णायक निकाय में रुपान्तरित हो जाता है"  तथा "स्थाई 
             लोक अदालत को विवाद के पक्षकारों को यह धारणा नहीं बनाने देना चाहिये कि,    आरम्भ से ही उसका 
    कार्य न्याय निर्णायक का है" (      अनुवाद न्यायालय द्वारा किया गया है)

(छ)       जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 22    ग की उपधारा 3  व 4   में वर्णित है,    कि पक्षकारों के लिखित 

           कथन व विवाद के मुद्दों के विवाधकों को ध्यान में रखते हुए,      पक्षकारों की बीच स्थाई लोक अदालत, 

              सुलह कार्यवाहियां द्वारा पक्षकारों को विवाद के स्वंतत्र और निष्पक्ष रीति में सौहार्दपूर्ण समझौते पर 
               पहुँचने के लिए उनके प्रयास में सहायता करेगी। अतः यह आवश्यक है कि स्थाई लोक अदालत, उक्त 

           प्रयासों का संक्षेप में अपने आदेश में उल्लेख करे क्योंकि उपधारा (8)     के अनुसार यदि पक्षकार किसी 
      करार पर पहुँ चने से असफल रहते हैं,     उस दशा में ही,        स्थायी लोक अदालत विवाद का विनिध्य कर 
  सकती हैं (        यदि विवाद किसी अपराध से संबंधित नहीं है)   । उपधारा (8)      तक की स्थिति तक पहुँचने से 

  पहले उपधारा (3), (4), (5)   व (6)        में किये गये प्रयास व उपधारा (7)       में समझौते पर न पहुँचने की 
   स्थिति के उपरान्त ही,   स्थाई लोक अदालत,  उपधारा (8)   के अन्तर्गत गुण-      दोष पर निर्णय ले सकती है। 

    अतः उक्त कार्यवाही का उल्लेख,    संक्षिप्त में ही सही,    परन्तु अवश्य होना चाहिये।

(ज)         उपरोक्त विश्लेषण से यह पूर्णतः विदित होता है कि,   स्थाई लोक अदालत,   को सर्वप्रथम पक्षकारों 
        को सौहार्दपूर्ण समझौते पर पहुँ चाने के लिये अपनी बुद्धिमत्ता,       ज्ञान व अनुभव का उपयोग करके प्रयास 

                करना चाहिए। जो उसका सर्वप्रथम कर्तव्य है। इस प्रयास में असफल होने के उपरान्त ही विवाद का 
        विनिश्वय करना चाहिये। परन्तु उपरोक्त कार्यवाहियों का उल्लेख (  संक्षेप में)     पंचाट में अवश्य होना 

चाहिए,                जिसमें उसके द्वारा विवाद का विनिश्चय करने का कारण पता चल सके । ऐसा उल्लेखित न 

        होने से यह प्रतीत होगा कि स्थाई लोक अदालत,         द्वारा पक्षकारों के बीच समझौता कराने का कोई 
   प्रयास नहीं किया गया,             जो उक्त अधिनियम के प्रावधानों का हनन करने के समकक्ष होगा। अतः ऐसी 

 दशा में' पंचाट'              विधिक रूप से मान्य नहीं माना जायेगा। प्रकरण में उत्पन्न विधिक प्रश्न का निर्धारण 

     उपरोक्त वर्णन द्वारा किया जाता है।

(झ)                 वर्तमान प्रकरण में पंचाट में समझौते के प्रयास के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है, के वल 

         एक स्थान पर समझौते के लिए तारीख निर्धारित की गयी,   ऐसा उल्लेखित है,    परन्तु उक्त तारीख पर 
          क्या प्रयास किये गये व क्यों पक्षकार समझौता नहीं कर पाये,         ऐसा कु छ भी नहीं लिखा गया है। अ तः 

    यह प्रतीत होता है '   स्थाई लोक अदालत'           ने सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए कोई भी प्रयास नहीं किया होगा 
                  या युक्ति युक्त प्रयास की कमी रही होगी तथा वो सीधे विवाद में विनिश्चय की स्थिति पर पहुँ च गये 

जो,           उपरोक्त विश्लेषण के पूर्णतः विपरीत है। अतः आक्षेपित पंचाट इसी कारणवश,   अविधिक व दूषित 

                 हो जाता है। क्यों कि यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँ चता है कि स्थाई लोक अदालत द्वारा समझौते 
        की प्रक्रिया का प्रयास किये बिना विवाद पर गुण-      दोष पर निर्णय देना अवैधानिक है,    अतः इस स्तर पर 

  पंचाट की गुण-        दोष पर जाँच करने की आवश्यकता नहीं है।
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7.   निष्कर्ष  

   उपरोक्त विश्लेषण के फलस्वरुप,   आक्षेपित 'पंचाट'        निरस्त किया जाता है तथा वाद '  स्थाई लोक 

अदालत'                को प्रतिप्रेषित किया जाता है और निर्देशित किया जाता है कि वो समझौता कराने की प्रक्रिया 
                को अपना कर पक्षकारों के मध्य सुलह कराने का युक्तियुक्त प्रयास करेगी व उसके असफल होने के  

    उपरांत ही वाद का गुण-             दोष पर विनिश्चय करेगी तथा समझौते के प्रयास असफल होने का संक्षेप में 
                 उल्लेख पंचाट में भी करेगी। उपरोक्त निर्देश के साथ यह याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

“

3. राज्य-            प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपर्युक्त संदर्भित कानूनी स्थिति 

 के साथ-                साथ स्थायी लोक अदालत द्वारा किए गए विचार को भी चुनौती देने में सक्षम नहीं हैं,  जो कि 

  पर्याप्त नहीं था,          इसलिए न्यायालय पाता है कि हस्तक्षेप का मामला बनता है।

4.   वर्तमान मामले में,            स्थायी लोक अदालत द्वारा के वल निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया है, 
       जैसा कि विवादित आदेश में दोहराया गया है:

"            विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत निर्धारित प्रक्रिया अपनाते हुए 

               पक्षकारों के मध्य के विवाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किये जाने हेतु दिनांक 

22.06.2020       को सुलह प्रस्ताव तैयार किया गया,        तथा सुलह समझौते के प्रयास किये गये, 
   परन्तु पक्षकारों के मध्य,             विवाद को सुलह के आधार पर निस्तारित किये जाने के संबंध में 

               सहमति नहीं बन सकी। अतः पीठ की राय में याचिका का निस्तारण गुणदोष के आधार पर 
   किया जा रहा है,          तथा अग्रिम कार्यवाही सम्पादित करते हुए पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण 

         के तर्क सुने गये एवं अभिलेख का अवलोकन किया गया।"

5.          न्यायालय पाता है कि उपरोक्त विचार विधिवत पर्याप्त नहीं है,    अतः स्थायी लोक अदालत, अलीगढ़ 
 द्वारा पी.एल.ए.   वाद संख्या 166/2019   में दिनांक 29.11.2025        को पारित आदेश को रद्द किया जाता है 

            और मामले को संबंधित प्रतिवादी को वापस भेजा जाता है ताकि वह    मैनेजर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन 

 ऑफ इंडिया,  बस्ती (उपरोक्त)            के फै सले को ध्यान में रखते हुए एक नया आदेश पारित करे।

6.        तदनुसार रिट याचिका का निपटारा किया जाता है।

(न्यायमूर्ति    सौरभ श्याम शमशेरी)

13 अगस्त, 2026

एसबी
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